(1) क्‍या सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल कर रही है; 
(2)    यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(3) क्‍या सरकार सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकास हेतु धनराशि का एक निर्धारित प्रतिशत आवंटित किए जाने को अनिवार्य करने का विचार रखती है; और 
(4) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है   
उत्‍त्‍ार
विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री पीयूष गोयल)
(1) और (ख)
:
उद्योग तथा वाणिज्‍य मंत्रालय (वाणिज्‍य विभाग) ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं । इन दिशा-निर्देशों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का संवर्धन भी शामिल है। ब्‍यौरे निम्‍नलिखित है : 
· सामान्‍य स्‍थलों में बाह्य रोशनी का कम से कम 10% संस्‍थापित भार सौर विद्युतीय होना चाहिए । 
· प्रत्‍येक क्षेत्र के लिए कुल अनुमानित ऊर्जा खपत का न्‍यूनतम 2% प्राप्‍त करने के लिए यूनिटों को प्रोत्‍साहित किया जाता है अथवा 5 किलोवाट/हैक्‍टेयर, जो भी कम हो, उसे सौर विद्युत या भवन समेकित प्रकाशवोल्‍टीय अथवा अक्षय ऊर्जा के किसी अन्‍य स्‍वरूप में या अक्षय ऊर्जा से यथा-स्‍थान उत्‍पादित किया जाना चाहिए । 10 वर्षों की अवधि में अक्षय ऊर्जा के सौर/अन्‍य स्‍वरूपों को कुल अनुमानित ऊर्जा खपत को 2% से न्‍यूनतम 20% तक अथवा 50 किलोवाट/हैक्‍टेयर तक (3 वर्षों के ब्‍लॉक में बराबर के हिसाब से), जो भी कम हो, बढ़ाये  जाने का लक्ष्‍य है ।  
· स्‍थानीय आंतरिक परिवहन के लिए कम उत्‍सर्जन वाले वाहनों का प्रयोग जैसे-विद्युत चालित वाहन/इलैक्ट्रिक रिक्‍शा या कंप्रेस्‍ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी), जैव-डीजल अथवा अन्‍य पर्यावरण अनुकूल ईंधन चालित वाहन । 
(ग)
:
जी, नहीं । 
(घ)
: 
प्रश्‍न नहीं उठता । 
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